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जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।
.....
यमुना कार्य-योजना की विफलता
142. श्री परवेज हाशमी :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या सरकार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यमुना कार्य-योजना (वाईएपी) की विफलता की जानकारी है; 
(2) क्या सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से यमुना और सामान्यतः अन्य नदियों के संरक्षण के संबंध में कुछ नए प्रयास या पहल की गई है; और
(3) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  (सुश्री उमा भारती)
(क) यमुना कार्य योजना (वाईएपी) वर्ष 1993 में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्‍यों में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत सीवरेज/नालों को रोकने और उनका मार्ग परिवर्तित करने, सीवेज परिशोधन संयंत्रों, कम लागत वाले स्वच्छता/सामुदायिक शौचालय परिसरों, विद्युत/लकड़ी के उपयोग वाले बेहतर शवदाह गृहों संबंधी विभिन्न निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वाईएपी-। और वाईएपी-।। के अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्‍यों में 942 एमएलडी की सीवेज परिशोधन क्षमता के सृजन पर 1514.70 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। सीवेज उत्पन्नता और उपलब्ध सीवेज परिशोधन क्षमता के बीच बड़े अंतर और नदी में पर्याप्त स्वच्छ जल की कमी के कारण यमुना नदी की जल गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दिया है।
(ख) और (ग) मौजूदा सीवर परिशोधन संयंत्रों (950 एमएलडी) और ट्रंक सीवरों के पुनरूद्धार और समुन्नतीकरण के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) की सहायता के तहत 1656 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से दिल्ली के लिए वाईएपी चरण-।।। परियोजना अनुमोदित की गई है। यह परियोजना केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच 85:15 की लागत हिस्सेदारी से कार्यान्वित की जानी है।
यमुना नदी में प्रदूषण को खत्म करने के लिए सोनीपत और पानीपत शहरों में 217.87 करोड़ रूपए की लागत वाली दो परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। परियोजना के प्रमुख घटकों में 70 एमएलडी क्षमता के नए सीवेज परिशोधन संयंत्र का निर्माण और 75 एमएलडी क्षमता के मौजूदा सीवेज परिशोधन संयंत्रों का पुनरूद्धार शामिल है। यह निर्माण कार्य हरियाणा के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय की जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) परियोजना के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 1357 करोड़ रूपए की लागत वाली सीवर के पानी को रोकने की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि दिल्ली में तीन प्रमुख नालों अर्थात नजफगढ़, सप्लीमेंटरी और शाहदरा नाले से यमुना नदी में गिरने वाले सीवेज को रोका जा सके।

गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम शुरु किया है। कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान सीवेज परिशोधन संयंत्रों, साझा बहिस्राव परिशोधन संयंत्रों के निर्माण, घाट विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा जैव-विविधता संरक्षण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों को खुले में मल त्याग से मुक्त करने, शोध अध्ययन और सार्वजनिक पहूंच कार्यक्रमों जैसे अन्य कार्यकलापों के माध्यम से प्रदूषण का नियंत्रण करने पर है। 
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत अन्य नदियों के संबंध में मल जल को रोकने और उसका मार्ग परिवर्तन करने, सीवेज परिशोधन संयंत्र, कम लागत वाली स्वच्छता, नदी तट विकास, शवदाह गृह और धोबी घाटों के निर्माण जैसे प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं।   
******
